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13.08.2026 को उत् तर के ललए 
  

सीसीपीआई में रैंकिां ग  
 

2927. श्री गोला बाबरूाव : 
   

क्र्ा पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मांत्री र्ह बताने की कृपा करेंगे कक : 
 

(क) सरकार जलवार् ुपररवतान लनष्पादन सचूकांक (सीसीपीआई) में 10वें स्थान से लगरकर 23वें स्थान 
पर पहुुँचने को ककस दृष्टि से देखती है; 

(ख)  भारत के 2024 तक लगातार छह वर्षों तक शीर्षा 10 उच्च-लनष्पादन वाले देशों में शालमल रहने 
और 2015 से 2023 के बीच कुल ऊजाा लमश्रण में नवीकरणीर् ऊजाा की कहस्सेदारी को 14 प्रलतशत 
तक ले जाने की उल्लखेनीर् प्रगलत के बावजूद, इस प्रकार की तीव्र लगरावट के क्र्ा कारण हैं; 

(ग)  उन श्रणेणर्ों का ब्र्ौरा क्र्ा है णजनके अतंगात सीसीपीआई द्वारा लनष्पादन दशाार्ा गर्ा है; 
(घ)  उपर्ुाक्त (क) के मदे्दनज़र प्रस्ताष्टवत कार्ा-र्ोजना क्र्ा है; और  
(ङ) नए कोर्ला ष्टवद्यतु सरं्तं्रों के सचंालन को कम करने हेत ुक्र्ा प्रर्ास ककए जा रहे हैं?  
 

उत् तर 
 

पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान राज् य मांत्री  
(श्री िीतावर्ान ससांह) 
 

(क) और (ख)  जलवार् ुपररवतान प्रदशान सचूकाकं (सीसीपीआई) 2026 में भारत की णस्थलत 23वें स्थान 
पर बताई गई है। सीसीपीआई एक आकलन है जो जमानी में णस्थत गरै सरकारी सगंठनों जमानवॉच, न्र् ू
क्लाइमेट इंस्टीट्र्टू और क्लाइमेट एक्शन नेटवका  (सीएएन) इंटरनेशनल द्वारा वाष्टर्षाक रूप से तरै्ार ककर्ा 
जाता है। सरकार नीलत लनमााण के आधार के रूप में ऐसी बाहरी रैंककंग को मान्र्ता नहीं देती है, क्र्ोंकक 
भारत की जलवार् ुसबंधंी कारावाई राष्ट्रीर् स्तर पर लनधााररत प्राथलमकताओ ंऔर ष्टवकासात्मक जरूरतों द्वारा 
लनदेलशत होती है। 

वाष्टर्षाक सीसीपीआई रैंककंग में लभन्नता इसकी अपनी कार्ाप्रणाली और मापदंडों को कदए गए वटेेज और 
सचूकांक द्वारा अपनाए गए सापेक्ष स्कोररंग फे्रमवका  पर आधाररत होत ेहैं। 

अतंरााष्ट्रीर् नवीकरणीर् ऊजाा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीर् ऊजाा सांणयर्की 2026 के अनसुार, भारत स्वच्छ 
ऊजाा में एक वणैिक नेता के रूप में उभरा है, जो स्थाष्टपत नवीकरणीर् ऊजाा क्षमता में दलुनर्ा भर में 
तीसरे स्थान पर है। भारत की नवीकरणीर् ऊजाा स्थाष्टपत क्षमता (बडे जलष्टवद्युत को छोडकर) माचा 2014 
में 4.1 गीगावाट से बढ़कर कदनांक 30.06.2026  तक 236.52 गीगावाट हो गई, अथाात  इसमें 57.69 
गनुा की बढ़ोतरी हुई है। नवीकरणीर् ऊजाा उत्पादन वर्षा 2014-15 में 190.96 ष्टबललर्न र्लूनट (बीर्)ू से 
बढ़कर वर्षा 2025-26 में 477.79 बीर् ू(कुल ष्टबजली उत्पादन का 25.97%) हो गर्ा है।  



(ग)  सीसीपीआई कई गणुात्मक और मात्रात्मक सकेंतकों का उपर्ोग करके लनम्नललणखत चार श्रणेणर्ों के 
तहत देशों का मलू्र्ांकन करता हैैः- 

1. ग्रीनहाउस गसै (जीएचजी) उत्सजान: 
2. नवीकरणीर् ऊजाा: 
3. ऊजाा उपर्ोग; और 
4. जलवार् ुनीलत। 

(घ)  सरकार समानता और 'साझा परंत ुलभन्न-लभन्न णज़म्मेदाररर्ों और सबंलंधत क्षमताओ'ं (सीबीडीआर-
आरसी) के लसद्ांतों का पालन करत ेहुए, राष्ट्रीर् पररणस्थलतर्ों, ष्टवकास की प्राथलमकताओ ंऔर ऊजाा सरुक्षा 
को ध्र्ान में रखकर सधंारणीर् ष्टवकास और जलवार् ुकारावाई को आग ेबढ़ान ेके ललए प्रलतबद् है। 

सरकार ने जलवार् ुसबंधंी समस्र्ाओ ंको दरू करने के ललए ष्टवलभन्न राष्ट्रीर् लमशनों और र्ोजनाओ ंके 
तहत कई दरूदशी उपार्ों की घोर्षणा की है। इनमें शालमल हैं: 

 राष्ट्रीर् हररत हाइड्रोजन लमशन का कार्ाान्वर्न; 
 पीएटी (प्रदशान, उपलणब्ध और व्र्ापार) और ऊजाा दक्षता कार्ाक्रमों के तहत प्रमखु के्षत्रों के 

ललए अलधसलूचत चरणबद् रूप से पररवतान कार्ा र्ोजनाए ं
 राष्ट्रीर् सौर लमशन और राष्ट्रीर् पवन ऊजाा लमशन का लनरंतर कार्ाान्वर्न है: 
 वर्षा 2070 तक शदु् शनू्र् काबान उत्सजान के लक्ष्र् का समथान करने के ललए परमाणु ऊजाा 

लमशन (एनईएम) 
 काबान के्रकडट टे्रकडंग स्कीम (सीटीएस) के तहत भारतीर् काबान बाजार का प्रचालन; 
 कें द्रीर् बजट वर्षा 2026-27 में पांच वर्षों के ललए ₹20,000 करोड के आवटंन के साथ काबान 

कैप्चर, उपर्ोग और भडंारण (सीसीर्एूस) को बढ़ावा देना; 
 अतंरााष्ट्रीर् काबान बाजार सहर्ोग, प्रौद्योलगकी अतंरण और जलवार् ुष्टवत्त को सषु्टवधाजनक बनाने 

के ललए पेररस समझौते के अनचु्छेद 6.2 का लाभ उठाना; 
 राज्र् स्तर पर जलवार् ुकारावाई र्ोजनाए;ं और 
 सधंारणीर् खपत को बढ़ावा देने के ललए लाइफ (पर्ाावरण के ललए जीवनशलैी) के अतंगात 

पहलें। 

रे् कार्ा भारत की राष्ट्रीर् स्तर पर लनधााररत र्ोगदान (एनडीसी) प्रलतबद्ताओ ंके अनरुूप हैं, णजन्हें हाल ही 
में वर्षा 2005 के स्तर की तलुना में जीडीपी  की प्रलत इकाई आलथाक उत्पादन पर होने वाले उत्सजान को 
47% तक कम करना; गरै-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल ष्टबजली उत्पादन क्षमता का लगभग 60% प्राप्त 
करना; और वर्षा 2035 तक वन और वकृ्ष आवरण के्षत्र को बढ़ाकर 3.5-4.0 ष्टबललर्न टन सीओ2 के 
समतलु्र् अलतररक्त काबान लसकं बनाने के ललए अद्यतन ककर्ा गर्ा है। 

पहली कद्ववाष्टर्षाक पारदलशाता ररपोटा (बीटीआर -1) के अनसुार, भारत ने सकल घरेल ूउत्पाद की प्रलत इकाई 
आलथाक उत्पादन पर होने वाले उत्सजान में 37.38% की कमी (वर्षा 2005-2022) प्राप्त कर ली है, गरै-
जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 53.75% ष्टबजली उत्पादन क्षमता (कदनांक 31.05.2026 तक की णस्थलत के 
अनसुार) प्राप्त कर ली है, और वर्षा 2022 में 2.44 ष्टबललर्न टन सीओ2 के बराबर काबान लसकं बनार्ा है। 
भारत ने र्एूनएफ़सीसीसी  को अपनी 'दीघाकाललक कम-उत्सजान ष्टवकास रणनीलत' (एलटी-एलईडीएस) भी 



सौंपी है, णजसमें वर्षा 2070 तक 'शदु् शनू्र्' उत्सजान का लक्ष्र् को प्राप्त करने के अपने सकंल्प को दोहरार्ा 
गर्ा है। 

इसके अलावा, भारत नवीकरणीर् ऊजाा की उपर्ोग का ष्टवस्तार करना,  हररत हाइड्रोजन को बढ़ावा देना 
और अपनी लबंी अवलध की जलवार् ुऔर स्वच्छ-ऊजाा रणनीलत के कहस्स ेके रूप में बडे पमैाने पर ऊजाा-
दक्षता के उपार्ों को लाग ूकरना जारी रखता है। 

(ङ)  भारत सीबीडीआर-आरसी के लसद्ांत के अनसुार और 'चरणबद् कटौती'  के माध्र्म को अपनात ेहुए, 
अपनी ऊजाा आवश्र्कताओ ंको परूा करने के ललए अपने जीवाश्म ईंधन भडंार का उपर्ोग करना जारी 
रखेगा । भारत की ष्टबजली की मांग कोर्ला, गसै, जलष्टवद्युत, सौर, पवन और परमाणु ऊजाा सकहत ष्टवष्टवध 
ऊजाा लमश्रण के माध्र्म से परूी की जाती है। कदनांक 30.06.2026 तक की णस्थलत के अनसुार, देश की 
कुल स्थाष्टपत ष्टबजली उत्पादन क्षमता 548.9 गीगावाट थी, णजसमें 251.5 गीगावाट  थमाल, 8.8 गीगावाट 
परमाणु और 288.6 गीगावाट  नवीकरणीर् ऊजाा स्रोतों- हाइड्रो, सौर, पवन और अन्र् नवीकरणीर् ऊजाा) 
से प्राप्त क्षमता शालमल थी। 

सरकार वर्षा 2030 तक 500 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्र् को प्राप्त करने के ललए गरै-जीवाश्म ईंधन स्रोतों 
से क्षमता वषृ्टद् को प्राथलमकता दे रही है। ष्टवत्त वर्षा 2025-26 के दौरान, भारत ने 44.6 गीगावाट सौर और 
6.1 गीगावाट हवा के साथ कुल 55.3 गीगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाई, जो स्वच्छ ऊजाा लक्ष्र्ों की कदशा 
में तेजी से प्रगलत को दशााती है। 

चूंकक सौर और पवन जैस े नवीकरणीर् स्रोत आतंरालर्क हैं, इसललए कोर्ला आधाररत ष्टबजली सरं्तं्र 
ष्टविसनीर् बेस लोड ष्टबजली प्रदान करना और लग्रड णस्थरता सलुनणित करत ेहैं। साथ ही, ऊजाा भडंारण 
प्रणाललर्ों, ष्टवशेर्ष रूप से पपं स्टोरेज पररर्ोजनाओ ं(पीएसपी) को बढ़ावा कदर्ा जा रहा है। कें द्रीर् ष्टवद्युत 
प्रालधकरण (सीईए) के अनमुानों के आधार पर, पीएसपी की कुल स्थाष्टपत क्षमता वर्षा 2033-34 तक 87 
गीगावाट तक पहंुचने और 2035.36 तक 100 गीगावाट को पार करने की उम्मीद है। 

सरकार दीघाकाललक ऊजाा स्रोत के पररवतान के एक प्रमखु घटक के रूप में परमाणु ऊजाा का भी ष्टवस्तार 
कर रही है। कें द्रीर् बजट वर्षा 2025-26 में वर्षा 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करने की 
पररकल्पना की गई है। वतामान में, 8.78 गीगावाट परमाणु क्षमता चाल ूहै, 8.0 गीगावाट लनमााणाधीन है 
और वर्षा 2021-32 तक परूा करने का लक्ष्र् है और 5.6 गीगावाट परमाणु क्षमता र्ोजना और अनमुोदन 
के ष्टवलभन्न चरणों में है। 

ऊजाा पररवतान सलुनणित करने और जीवाश्म ईंधन पर लनभारता कम करने के ललए लनम्नललणखत उपार् 
अपनाए गए हैं: 

• एक ष्टवष्टवध उत्पादन स्रोतों का लमश्रण। 
• नवीकरणीर् ऊजाा और ऊजाा भडंारण प्रणाली का तजेी से ष्टवस्तार 
• ष्टविसनीर्ता सलुनणित करने के ललए कोर्ला आधाररत क्षमता 
• दीघाकाललक ऊजाा पररवतान रणनीलत के एक भाग के रूप में परमाण ुक्षमता सवंधान पर 

बल।      
**** 

 


